
मूल-निवासी, अफ़्रीकी मूल और स्थानीय समुदायों की महिलाओं और 
बालिकाओं को जलवायु वित्तीय व्यवस्था से बाहर नहीं रखा जाना चाहिए!
कार्यवाही के लिए हमारा आह्वान

मूल-निवासियों और स्थानीय समुदायों के सामूहिक और क्षेत्रीय अधिकारों के समर्थन में सरकारों और वित्तीय समर्थकों द्वारा 
ग्लासगो में आयोजित की गई यूएनएफसीसी की सीओपी26 सभा के दौरान 1.7 बिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता 
की ऐतिहासिक घोषणा एक सराहनीय कदम है। लेकिन अगर इसका उद्देश्य मूलनिवासी और स्थानीय समुदायों को सीधे तौर पर 
मिलने वाली आर्थिक सहायता में हमेशा से मौजूद रहे बड़े ऐतिहासिक अंतर को दूर करना है तो इसके लिए इस आर्थिक सहायता 
तक मूल-निवासी, अफ़्रीकी मूल और स्थानीय समुदायों की महिलाओं और बालिकाओं की पहुंच को भी सुनिश्चित किया जाना 
चाहिए। जलवायु वित्तीय व्यवस्था से मूल-निवासी, अफ़्रीकी मूल और स्थानीय समुदायों की महिलाओं और बालिकाओं को बाहर 
नहीं रखा जाना चाहिए!

सीओपी26 के दौरान विश्व के सभी देशों की सरकारों ने लिंग समानता सुनिश्चित करने के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध 
कराने के प्रति प्रतिबद्धता जताई थी। कनाडा ने अगले पांच वर्षों के दौरान 4.3 मिलियन अमरीकी डॉलर के जलवायु निवेश में 
से 80% राशि लिंग समानता सुनिश्चित करने की दिशा में लगाने की घोषणा की थी; ब्रिटेन की सरकार लिंग समानता और जलवायु 
परिवर्तन के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 223 मिलियन अमरीकी डॉलर की वित्तीय सहायता की योजना बना रहा है; 
और अमेरिकी सरकार लिंग समानता और समानता कार्रवाई निधि पर कम से कम 14 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च करने वाली 
है। जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाने वाली और अपनी ज़मीनों की रक्षा और संरक्षण करने वाली मूल-
निवासी, अफ़्रीकी मूल और स्थानीय समुदायों की महिलाओं और बालिकाओं तक इस जलवायु वित्तीय सहायता का पहुंचना बहुत 
महत्वपूर्ण है।

महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र के 66वें आयोग (CSW66) की चर्चाओं में जलवायु परिवर्तन तथा पर्यावरण और 
आपदा जोखिम को कम करने से जुड़ी नीतियों और कार्यक्रमों में लिंग-आधारित दृष्टिकोण को शामिल करने को केंद्र में रखा गया 
था। CSW66 के दौरान जिन निष्कर्षों पर सहमति बनी, उन्हें और विशेष रूप से अनुभाग 23 और 24 को दोहराते हुए, जलवायु 
वित्तीय व्यवस्था के अंतर्गत, मूल-निवासी, अफ्रीकी मूल और स्थानीय समुदाय की महिलाओं और बालिकाओं द्वारा किए जाने 
वाली अमूल्य योगदानों को, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन से निपटने की कार्रवाई, पारंपरिक ज्ञान और रोज़गार के संरक्षण, 
लिंग-आधारित न्याय के सशक्तिकरण और भूमि व मानवाधिकारों को समर्थन देने में उनकी भूमिका को नज़रअंदाज़ नहीं किया 
जाना चाहिए।

इस वित्तीय सहायता के ज़रिए जलवायु परिवर्तन, जलवायु कार्यक्रमों और नीतियों के इन समुदायों और महिलाओं पर होने वाले 
विपरीत प्रभावों से निपटने की कोशिश भी की जानी चाहिए ताकि सभी के लिए गरीमापूर्ण और टिकाऊ जीवन सुनिश्चित किया 
जा सके। जैसे-जैसे नवंबर 2022 में मिस्र में होने वाली सीओपी27 सभा नज़दीक आ रही है, यह सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक 
हो जाता है कि सीओपी26 के दौरान, और विभिन्न सरकारों द्वारा जिस वित्तीय सहायता के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा की गई 
थी, उसे पारदर्शी रूप से लागू किया जाए और महिलाओं और बालिकाओं द्वारा जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने, उनके 
अनुसार बदलाव लाने और भूमि संरक्षण में निभाई जाने वाली भूमिका को पहचाना जाए।

2016 में, अंतर-सरकारी आर्थिक संगठन (ओईसीडी) ने पाया कि लिंग-आधारित न्याय के लिए संघर्ष करने वाले नागरिक समाज 
संगठनों (सीएसओ) के लिए लगभग 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किए गए थे। लेकिन, इसमें से केवल 8% राशि ही 
विकासशील देशों में काम कर रहे सीएसओ तक पहुंच पाई, और इसका बहुत छोटा हिस्सा ही ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले 
महिला अधिकार संगठनों को सीधे तौर पर दिया गया। वास्तव में, दुनिया की 50% से अधिक भूमि का उपयोग, प्रबंधन और 
संरक्षण करने वाले समुदायों के मूल-निवासी महिला संगठनों को 2010 और 2013 के बीच रिकॉर्ड की गई कुल मानवाधिकार 
वित्तीय सहायता का केवल 0.7% हिस्सा ही प्राप्त हुआ। मूल-निवासी महिला संगठनों तक पहुंचने वाली वित्तीय सहायता, 
अपर्याप्त और अल्पकालीन (कम अवधी वाली) होती है।

https://www.fordfoundation.org/news-and-stories/news-and-press/news/governments-and-private-funders-announce-historic-us-17-billion-pledge-at-cop26-in-support-of-indigenous-peoples-and-local-communities/
https://rightsandresources.org/publication/power-and-potential/
https://www.awid.org/publications/call-action-insights-status-funding-indigenous-womens-groups#:~:text=Search-,A%20Call%20to%20Action%3A%20Insights%20into%20the%20Status,Funding%20for%20Indigenous%20Women's%20Groups&text=Indigenous%20knowledge%20and%20sustainable%20practices,sustainable%20management%20of%20natural%20resources.


वित्तीय सहायत तक महिलाओं की पहुंच से जुड़े मौजूदा वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर के सरकारी आंकड़े अपर्याप्त और अधूरे हैं। 
मूल-निवासी, अफ्रीकी मूल और स्थानीय समुदायों के महिला संगठनों से जुड़े इस तरह के आंकड़े लगभग नदारद हैं, जो सरकारों 
द्वारा मूल-निवासी, अफ्रीकी मूल और स्थानीय समुदाय की महिलाओं और बालिकाओं के अधिकारों की अनदेखी की ओर इशारा  
करता है।

मूल-निवासी, अफ्रीकी मूल और स्थानीय समुदाय की महिलाएं, व्यापक, बहुआयामी, जटिल और एक-दूसरे को मजबूत करने वाले 
प्रणालीगत मानवाधिकार उल्लंघनों का सामना करती हैं। यह सभी प्रणालियां आपस में मिलकर, प्राकृतिक संसाधनों पर महिलाओं 
के आत्मनिर्णय और नियंत्रण के अधिकारों को सीमित करने का काम करती हैं, और इन सभी प्रक्रियाओं पर पितृसत्तात्मक 
सत्ता का और लिंग, वर्ग, नस्ल, जातीय मूल, रीति-रिवाजों और सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर होने वाले भेदभाव और 
शोषण का गहरा प्रभाव पड़ता है।

आने वाले सीओपी27 के सन्दर्भ में हम सरकारों, वित्तीय समर्थकों और अन्य सहयोगियों से सतत विकास और जलवायु उद्देश्यों 
की ओर मूल-निवासी, अफ्रीकी मूल और स्थानीय समुदाय की महिलाओं के अमूल्य योगदानों और भूमिकाओं को पहचानने और 
उन्हें अपना समर्थन देने की अपील करना चाहेंगे।

विश्व भर में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, सरकारों और वित्तीय समर्थकों द्वारा, ऐतिहासिक रूप से वित्तीय 
सहायता और समर्थन से दूर रखे गए मूल-निवासी, अफ्रीकी मूल और स्थानीय समुदायों के महिला समूहों, संगठनों और 
संस्थाओं को सीधे तौर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के ज़रिए लिंग समानता और  लिंग-आधारित न्याय सुनिश्चित 
किया जाना चाहिए।

हम सरकारों, वित्तीय समर्थकों और उनकी मध्यवर्ती संस्थाओं तथा अन्य सहयोगियों से मूल-निवासी, अफ्रीकी मूल और 
स्थानीय समुदायों के महिला समूहों, संगठनों और संस्थाओं की सहभागिता के साथ, खास तौर पर निम्नलिखित पहलों के लिए 
वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का आह्वान करते हैं: 

•	लिंग-संबंधी विषयों के प्रति संवेदनशील नीतिगत सुधारों के ज़रिये महिलाओं के भूमि, जंगल और जल अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए 
वित्तीय सहायता का आवंटन:

	º सामुदायिक भूमि के संरक्षण और उसे कानूनी तौर पर मान्यता दिए जाने से जुड़ी प्रक्रियाओं को समर्थन देना।

	º नीतिगत सुधारों पर खुली चर्चा के लिए ऐसे उचित मंच उपलब्ध कराना जिनमें मूल-निवासी, अफ्रीकी मूल और स्थानीय समुदायों की 
महिलाओं और बालिकाओं को शामिल किया जाए।

	º नीतियों की रूपरेखा तय करने और उनके कार्यान्वयन की प्रक्रिया में महिलाओं और बालिकाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के 
उद्देश्य से, उन्हें सरकारों, वित्तीय समर्थकों और सहयोगियों के साथ संवाद कर पाने के लिए सक्षम बनाने के लिए वित्तीय समर्थन 
उपलब्ध कराना। 

	º महिला संगठनों, समूहों और आंदोलनों को मजबूत बनाने की दृष्टि से एक-दूसरे से सीखने की प्रक्रिया को तथा ज्ञान उत्पादन और 
क्षमता विकास को निरंतर समर्थन देते रहना। 

	º महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभावों के उन्मूलन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (सीईडीएडब्ल्यू) सहित सभी लिंग-संवेदनशील 
कानूनों और नीति सुधारों को प्राथमिकता देना।

•	सभी संस्थानों के स्तर पर निर्णय प्रक्रियाओं में महिलाओं और बालिकाओं का नेतृत्व और सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए निरंतर 
वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना:

	º मूल-निवासी, अफ्रीकी मूल और स्थानीय समुदाय की महिलाओं और बालिकाओं में से संभावित भावी नेताओं की पहचान करना। 

	º मूल-निवासी, अफ्रीकी मूल और स्थानीय समुदायों की महिलाओं और बालिकाओं को अधिकार-धारकों और बदलाव लाने वाले सदस्यों 
के रूप में मान्यता देना। 



	º नेतृत्व क्षमता विकास के लिए फ़ेलोशिप या छात्रवृत्ति के रूप में निरंतर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना। 

	º महिला समूहों, संगठनों और संस्थाओं को अपनी खुद की परियोजनाओं और पहलों (अपनी ज़रूरतों और रूचि के अनुसार खुद ही तय की 
गई) को संचालित करने में सहयोग देना। 

	º महिलाओं और बालिकाओं में क्षमता विकास करना ताकि वे अपने अधिकारों को समझ सकें और अपने समुदायों के भीतर और बाहर 
अपने हितों की रक्षा कर पाने में सक्षम बनें। 

	º पारंपरिक ज्ञान और प्रणालियों के संरक्षण, पुनर्जीवन, दस्तावेज़ीकरण और संवर्धन के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

•	महिलाओं की स्वयं-निर्धारित पहलों और रोज़गार कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायत उपलब्ध कराने के ज़रिए उनकी स्वायत्ता 
और सशक्तिकरण सुनिश्चित करना:

	º महिलाओं के संगठनात्मक और संस्थागत विकास को सुनिश्चित करने के ज़रिए उनकी आर्थिक और राजनैतिक स्वायत्ता को बढ़ावा 
देना। 

	º सरकारों को महिलाओं के आर्थिक प्रयासों और पहलों तथा उनके व्यावसायिक विकास को समर्थन और प्राथमिकता देनी चाहिए और 
साथ ही साथ, महिला नेतृत्व वाले लघु उद्योगों को वित्तीय छूट और सहायता भी उपलब्ध करानी चाहिए।

	º मूल-निवासी, अफ्रीकी मूल और स्थानीय समुदाय की महिलाओं और बालिकाओं को सीधे तौर पर वित्तीय सहायता देना ताकि वे 
जलवायु संकट के प्रभावों को कम करने, उनके लिए तैयार होने और उनके अनुरूप बदलाव लाने में सक्षम बन पाएं और अपने भूमि 
संसाधनों को पुनर्जीवित कर पाएं।

	º जलवायु परिवर्तन और हानिकारक दोहन प्रक्रियाओं से होने वाली क्षति और नुकसान के मुआवज़े के तौर पर मूल-निवासी, अफ्रीकी 
मूल और स्थानीय समुदाय की महिलाओं और बालिकाओं को सीधे तौर पर वित्तीय सहायता देना।

•	 मूलनिवासी, अफ्रीकी मूल और स्थानीय समुदायों की महिलाओं की स्वायत्तता और अंतरराष्ट्रीय कानून मंे उल्लिखित उनके स्वतंत्र, पूर्व 
और सूचित सहमति, आत्मनिर्णय और उचित प्रक्रिया के अधिकार को मजबूत बनाने के लिए सुरक्षा तंत्र स्थापित करना और उन्हंे लागू 
करना।

•	लिंग-आधारित हिंसा और भेदभाव को संबोधित करने के लिए सभी स्तरों पर संस्थानों और तंत्रों का गठन करना:

	º भूमि और मानवाधिकार रक्षक के रूप में कार्य करने वाली मूलनिवासी, अफ्रीकी मूल और स्थानीय समुदायों की महिलाओं की सुरक्षा 
के लिए अनिवार्य रूप से वित्तीय सहायता उपलब्ध करना। 

	º इन महिलाओं की हिंसा और अपराधीकरण से रक्षा करने वाले तंत्रो को कारगर बनाने के लिए अनिवार्य रूप से  वित्तीय सहायता 
उपलब्ध करना।  

	º भूमि और मानवाधिकार रक्षक के रूप में कार्य करने वाली मूलनिवासी और स्थानीय समुदायों की महिलाओं और बालिकाओं को 
प्रभावित करने वाली लिंग-आधारित हिंसा के दस्तावेज़ीकरण, अध्ययन और विश्लेषण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

	º इन महिलाओं के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए कानूनी स्तर पर सहायता और कानून व्यवस्था और प्रक्रियाओं के बारे में उनकी 
समझ बढ़ाने के लिए अर्धन्यायायिक प्रशिक्षण देने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि वित्तीय सहायता सीधे तौर पर महिला संगठनों और इन पहलों के लिए दी जाए, हमारी सिफारिश 
है कि सभी वित्तीय समर्थक और सहयोगी:

•	 मूलनिवासी, अफ्रीकी मूल और स्थानीय समुदायों के महिला संगठनों और उनके आजीविका उद्योगों, आर्थिक पहलों, और उनके मानव और 
भूमि अधिकार संबंधित मुद्दों के लिए वित्तीय सहायता को विशेष प्राथमिकता दंे।

•	लचीली, सुलभ (आसानी से उपलब्ध होने वाली) और कारगर वित्तीय सहायता प्रक्रिया तक इन समूहों की पहंुच के बीच आने वाली सभी 
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लेस ओपिनियन्स प्रस्तुत करें आईसीआई नेसेन्ट पास नेसेसेरमेंट पार्टेजेस पार लेस एजेन्सेस क्वी ओन्ट जेनरेयूजमेंट साउथेनु सी ट्रैवेल, नी पार टूस लेस पार्टेनेयर्स डे ला 
कोएलिशन आरआरआई। क्रिएटिव कॉमन्स एट्रिब्यूशन लाइसेंस सीसी बाय 4.0. 

तकनीकी, कानूनी और प्रशासनिक अड़चनों को दूर करने का सभी द्विपक्षीय, परोपकारी और मध्यवर्ती वित्तीय समर्थकों को प्रयास 
करना चाहिए। 

•	महिला-समावेशी जलवायु वित्तीय सहायता कार्यक्रमों के लिए ज़मीनी अनुभवों पर आधारित दृष्टिकोण अपनाने और जलवायु परिवर्तन 
के अनुकूल बदलाव लाने, उनसे जूझने और उन्हंे कम करने से जुडे़ निगरानी ढांचों की रूपरेखा को, वित्तीय सहायता हासिल करने और उसके 
प्रबंधन के महिलाओं के अनुभवों के आधार पर तय करंे।

•	 मूल-निवासी, अफ्रीकी मूल और स्थानीय समुदायों की महिलाओं के साथ सीधे तौर पर संवाद करंे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ज़मीनी 
अनुभवों पर आधारित इस दृष्टिकोण मंे उनके नेतृत्व, निपुणता और दूरदृष्टि को स्थान दिया जा सके।

•	पर्यावरण, भूमि, और जल अधिकार के रक्षकों और प्रबंधकों के रूप मंे महिलाओं की भूमिका को समर्थन देने वाली वित्तीय सहायता उपलब्ध 
कराएं, और इन वित्तीय सहायता कार्यक्रमों और इनसे जुडे़ शिकायत निवारण तंत्रों के अंतर्गत उनकी दीर्घकालिक सुरक्षा सुनिश्चित करंे।

•	सभी आकार और स्वरूप वाले मूल-निवासी, अफ्रीकी मूल और स्थानीय समुदायों की महिलाओं और बालिकाओं के समूहों, संस्थाओं और 
संगठनों को सीधे तौर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएं।  

•	महिलाओं का प्रतिनिधित्व और उनके अधिकारों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय समर्थकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 
सभी सरकारंे और कार्यान्वयन मंे शामिल सभी संस्थान जवाबदेही और पारदर्शकता के मानदंडों का पालन करंे। 

•	 मूल-निवासी, अफ्रीकी मूल और स्थानीय समुदायों की महिलाओं और बालिकाओं तक वित्तीय सहायता के उपलब्ध अवसरों के बारे मंे 
जानकारी पहंुचाने का सभी वित्तीय समर्थकों हर-संभव प्रयास करंे। 

•	वित्तीय सहायता के आवंटन और उसके कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के लिए वित्तीय समर्थकों द्वारा गठित की गई आंतरिक समितियों मंे 
मूल-निवासी, अफ्रीकी मूल और स्थानीय समुदायों की महिलाओं और बालिकाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करंे।

इस कॉल टू एक्शन का समर्थन करने वाले संगठनों की सूची:
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